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जिसका उत्‍तर 02 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।
.....
कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) का गठन
3982. श्रीमती शशिकला पुष्पा: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 फरवरी, 2018 को दिए गए निर्देशों के अनुसार कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) का गठन करने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग)
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ग) कावेरी नदी जल विवाद के संबंध में पक्षकार राज्यों द्वारा दायर सिविल अपील पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2018 को अंतिम निर्णय दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी निर्देश दिया कि स्कीम को उनके द्वारा अधिकरण के निर्णय में आगे किए गए संशोधन के क्रियान्वयन के लिए उनके निर्णय के छह सप्ताह के समय के भीतर केंद्र सरकार द्वारा आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 6ए के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। कार्रवाई, जिनमें पक्षकार राज्यों के साथ परामर्श शामिल हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संशोधित अभिकरण के निर्णय के क्रियान्वयन के लिए स्कीम तैयार करने हेतु मंत्रालय में शुरू की गई है।
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